	भारत सरकार

	आर्थिक कार्य विभाग

	वित्‍त मंत्रालय

	राज्‍य सभा

	अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 658

	(जिसका उत्‍तर 16 अगस्‍त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक) को दिया जाने वाला है)

	

	नई योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों का आवंटन


	658.
	श्री विजय जवाहरलाल दर्डा:


	क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

	
	

	 (1) 
	क्या वैश्‍विक आर्थिक मंदी से हमारी अर्थव्यवस्था के सीमांत रूप से प्रभावित होने के कारण सरकार ''सभी के लिए खाद्य सुरक्षा'' ''मलिन बस्ती मुक्‍त'' जैसी नई महत्वाकांक्षी योजनाओं हेतु पर्याप्‍त रूप से वित्तीय संसाधनों का आवंटन करने की स्थिति में है ताकि सरकार द्वारा अभिकल्पित और अधिक ''समावेशी विकास'' प्राप्‍त किया जा सके;

	 (2) 
	ऐसी योजनाओं हेतु 2012-13 के दौरान प्रदान की गई सकल बजटीय सहायता में कितनी बढ़ोतरी हुई है; और

	 (3) 
	क्या 'नरेगा' भारत निर्माण, शिक्षा का अधिकार, मध्याह्न भोजन योजनाओं जैसी चल रही योजनाओं हेतु 2012-13 के आवंटनों का 31 मार्च, 2012 तक पूर्णत: उपयोग कर लिया गया अथवा कुछ धनराशि सरकार के पास व्यपगत हो गई?


उत्‍तर 
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क) :  जी, हां।  सरकार ऐसे प्रयोजनों वाली स्‍कीमों के लिए आवश्‍यक वित्‍तीय संसाधन आबंटित करेगी, बशर्ते राजकोषीय गुंजाइश बनी रहे।
(ख) :  ‘सामाजिक सेवाएं’, ‘कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप और ‘ग्रामीण विकास’ के तहत विकास के विभिन्‍न शीर्षों के लिए केंद्रीय आयोजना परिव्‍यय बजट अनुमान 2011-12 के 214848.37 करोड़ रुपए से बढ़ाकर बजट अनुमान 2012-13 में 247327.51 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो 32479.14 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी है।
(ग) :  महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) और स्‍कूलों में राष्‍ट्रीय मध्‍याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 2011-12 के आवंटन में से उपयोग इस प्रकार रहा :
(करोड़ रुपए)

	क्रम सं.
	योजना
	बजट अनुमान 2011-12
	31.03.2012 तक व्‍यय

	1
	महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
	40000.00
	29215.05

	2
	सर्वशिक्षा अभियान
	21000.00
	20839.54

	3
	स्‍कूलों में राष्‍ट्रीय मध्‍याह्न भोजन कार्यक्रम
	10380.00
	9886.69


------
